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अतारांकित प्रश्न संख्या 888 
 (जिसका उत्तर मंगलवार, 28 जुलाई, 2015/6 श्रावण, 1937 (शक) को दिया जाने वाला है)
सावरेन गोल्ड बॉन्ड
888. श्री माजीद मेमनः 
     क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः 
(क) क्या सरकार ने किसी निर्धारित अवधि के साथ विभिन्न मूल्य वर्गों मे सावरेन गोल्ड बॉन्ड (एसजीबी) लाने का निर्णय लिया है; 
(ख) क्या इन सावरेन गोल्ड बॉन्डों पर कुछ ब्याज अर्जित होगा;
(ग) क्या एसजीबी प्रति व्यक्ति किसी वार्षिक अधिकतम सीमा के साथ निवासी भारतीयों के लिए ही सीमित होंगे और हां, तो वार्षिक अधिकतम सीमा कितनी होगी; और 
(घ) क्या बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां और डाकघर सरकार की ओर से धन एकत्रित करेंगे और स्वर्ण ऋण की भांति ‘लोन-टु-वैल्यू’ अनुपात के साथ बॉन्डों का नकदीकरण करेंगे; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?
उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयंत सिन्‍हा)
(क)  : सोने की धातु खरीदने के विकल्‍प के रूप में वित्‍तीय आस्‍ति को बढ़ावा देने के मामले पर बजट 2015-16 में की गई घोषणा के अनुसार, सावरेन गोल्‍ड बांड स्‍कीम प्रवर्तित की जाएगी।
(ख)  :  सावरेन गोल्‍ड बांडों के लिए ब्‍याज की नियत दर रखने की आशा है।
(ग)  :  सक्षम प्राधिकारी द्वारा योजना को अनुमोदित किए जाने पर, यह प्रस्‍ताव किया गया है कि एसजीबी निवासी भारतीय संस्‍थानों को ही बेचे जाएंगे। किसी संस्‍थान द्वारा खरीदे जा सकने वाले बांडों के संबंध में अधिकतम सीमा नियत करने का प्रस्‍ताव किया गया है और यह 500 ग्राम प्रति व्‍यक्‍ति प्रति वर्ष से अधिक नहीं होगी।  
(घ) :  सक्षम प्राधिकारी द्वारा योजना को अनुमोदित किए जाने पर यह प्रस्‍ताव किया गया है कि बैंक/गैर-बैंकिंग वित्‍तीय कंपनियां/डाकघर शुल्‍क लेकर सरकार की ओर से धन एकत्रित और बांडों का मोचन कर सकेंगे। साथ ही, यह भी प्रस्‍ताव है कि लोन टू वैल्‍यू अनुपात भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित सामान्‍य स्‍वर्ण ऋण के बराबर नियत किया जाना है।
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